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बोिारो इस्पात सांयांत्र िी स्थापीा ह तु मुआवज़ा 

 
620. श्री सांजीव िुमारः 
 

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककिः 
 

(क) क्या यह सच है कक बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के दशकों बाद भी अपनी भूमम 
खोने वाले लोगों को मुआवज़ा और नौकरी प्रदान करने के प्रावधान के मुदे्द का अब 
तक ननपटान नहीं हुआ है; 

(ख) क्या यह भी सच है कक भूमम खोने वाले व्यक्क्तयों के वंशज अब भी इस हेतु ववरोध 
प्रदशशन कर रहे हैं; और 

(ग) ववगत तीन वर्षों के दौरान उक्त कारण से कुल ककतने लोग गगरफ्तार ककए गए और 
ककतनों पर मुकदमा चलाया गया? 

उत् तर 
इस् पात राज् य मांत्री                                                    (श्री ववष णु द व साय) 

 
(क): राज्य सरकार ने स्टील अथॉररटी ऑफ इंडिया मलममटेि (सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र 
(बीएसएल) की स्थापना हेतु भूमम अगधग्रहहत की थी और अपेक्षित प्रनतपूनत श का भुगतान भूमम 
अगधग्रहण अगधननयम, 1894 के अतंगशत राज्य सरकार को कर हदया गया था। बीएसएल अब 
तक 16000 से अगधक ववस्थावपत व्यक्क्तयों को पहले ही रोजगार प्रदान कर चकुा है। यह 
संख्या प्रारंभ में ववस्थावपत के रूप में अमभज्ञात ककए गए 6019 पररवारों से कहीं अगधक है। 
भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय न े सले बनाम देबी लाल महतो के हदनांक 
05.03.2008 (2008 की मसववल अपील संख्या 1774) के मामले में ववस्थावपत व्यक्क्तयों 
को रोजगार प्रदान करने से संबंगधत सभी लंबबत मामलों पर पूणश रूप स ेननणशय प्रदान कर 
हदया है और इनका ननपटान कर हदया है तथा सेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 
हदए गए ननदेशों और हदशा-ननदेशों का अनुपालन कर मलया है। 
 
(ख) और (ग): कानून व्यवस्था का मामला राज्य सरकार के िेत्रागधकार में आता है।  
 

****** 


